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16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण
1104. श्री डी0 बंदोपाध्याय: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) खाद्य सुरक्षा कानून का समुचित रूप से कार्यान्वयन करने हेतु वार्षिक रूप से कितना खाद्यान्न खरीदे जाने तथा उसका भंडारण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) देश में खाद्यान्नों की कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता कितनी है, तथा क्या इस योजना के लिए खरीदे जाने वाले अतिरिक्त खाद्यान्नों को उपलब्ध भंडारण स्थानों में रखा जाना संभव होगा; और
(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु क्या योजना बनायी गई है, जिससे इन खाद्यान्नों को सड़ कर अखाद्य होने से बचाया जा सके?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क):
दिनांक 05.07.2013 को जारी राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश, 2013 के कार्यान्‍वयन हेतु खाद्यान्‍नों की वार्षिक आवश्‍यकता 614.3 लाख टन अनुमानित है।

(ख) और (ग): दिनांक 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्‍ध भंडारण क्षमता (स्‍वयं की तथा किराए की) 391.79 लाख टन है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्‍नों के केन्द्रीय पूल के स्‍टाक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास उपलब्‍ध भंडारण क्षमता 354.28 लाख टन थी। इस प्रकार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्‍नों के भंडारण के लिए उपलब्‍ध कुल भंडारण क्षमता 746.07 लाख टन है।

कवर्ड भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार निजी उद्यमियों, केन्‍द्रीय भण्‍डारण निगम तथा राज्‍य भंडारण निगमों के माध्‍यम से भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्‍कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्‍कीम के अंतर्गत 19 राज्‍यों में विभिन्‍न स्‍थानों पर गोदामों के निर्माण के लिए 204 लाख टन की क्षमता अनुमोदित की गई है। 73 लाख टन की क्षमता पूरी की जा चुकी है। सरकार ने पीईजी स्‍कीम की समग्र संस्‍वीकृत क्षमता के भीतर साईलोज में 20 लाख टन की भंडारण क्षमता भी निर्माण हेतु अनुमोदित की है। इसके अलावा योजना स्‍कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान खाद्यान्‍न गोदामों हेतु 6,10,860 टन की क्षमता वर्धन का प्रस्‍ताव है। इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में 5,34,640 टन और अन्‍य क्षेत्रों में 76,220 टन की क्षमता शामिल है।
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